पीएम-प्रणाम
आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 28.06.2023 को आयोजित अपनी बैठक में पीएम प्रणाम स्‍कीम को मंजूरी दी। पीएम-प्रणाम शब्द का अर्थ धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम है। धरती मां की अपनी मां की तरह देखभाल करने और उसे स्वस्थ रखने की दिशा में यह एक अनूठा कदम है। इस तरह, बदले में धरती माता प्रतिफल सुनिश्चित करेगी। यह गांव स्तर से शुरू होने वाले हमारे सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभूतपूर्व (ग्राउंड-ब्रेकिंग) कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना में संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को पिछले तीन वर्षों के औसत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी के परिणामस्वरूप बचाई गई उर्वरक राजसहायता का 50% प्रदान करना शामिल है। इस अभिनव दृष्टिकोण का उद्देश्य क्षेत्रों को स्थायी कृषि और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
पीएम-प्रणाम का प्राथमिक लक्ष्य कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्‍यान देना है। अधिक उत्पादन के चक्कर में, उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग हो रहा है जो धरती माता को रूग्‍ण बना रहा है और इसकी उत्पादन क्षमता को कम कर रहा है। यह सर्वविदित तथ्य है कि रसायनों का अधिक प्रयोग कैंसर आदि जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।
मृदा की पोषण सुरक्षा के लिए कृषि में जैव/ऑर्गेनिक उर्वरकों को एकीकृत करके उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित प्रयोग को अपनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, कृषि पद्धतियों में ऑर्गेनिक/प्राकृतिक कृषि पद्धतियों, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों जैसे एकीकृत कृषि प्रणालियों, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, नो टिलेज, फसल रोटेशन आदि को भी अपनाना चाहिए।  सतत कृषि पद्धतियों की ओर यह बदलाव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा, और दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगा।
उर्वरक राजसहायता बचत की गणना एक वित्तीय वर्ष के दौरान एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) पोर्टल में दर्ज आंकड़ों के आधार पर की जाएगी, जो आकलन वर्ष की राजसहायता दरों के साथ होगी। ऑर्गेनिक और वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने में वृद्धि और ऑर्गेनिक कृषि पद्धतियों के विस्तार को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में जहां अन्य राज्यों में आस-पास के जिलों में उर्वरक की खपत में वृद्धि हुई है, बचत से कटौती लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्‍त, सूखे या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों का उपयोग कम हो जाता है, भारत सरकार प्रभावित राज्य के लिए उचित राजसहायता आबंटन का निर्णय लेगी।
व्यय विभाग अपनी मौजूदा स्‍कीमों के माध्यम से अनुदान के संवितरण की देखरेख करेगा। कुल अनुदान में से, 95% संबंधित राज्य को आवंटित किया जाएगा, जिसमें से 65% राशि पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए निर्धारित की जाएगी। शेष 30% असंबद्ध निधियां होंगी जिनका उपयोग राज्य सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए कर सकते हैं जिसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य और वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना है। भारत सरकार, निगरानी, आईईसी पहल, अनुसंधान, क्षमता निर्माण और मान्यता कार्यक्रमों के लिए प्रयोग करते हुए अनुदान के शेष 5% का प्रबंधन करेगी।
इस पहल के लिए प्रस्तावित बजट मौजूदा उर्वरक राजसहायता स्‍कीमों से प्राप्त किया जाएगा, जिससे आत्मनिर्भरता चक्र को बढ़ावा मिलेगा। अगले तीन वर्षों में उर्वरक खपत में अनुमानित वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर 1.5%) को ध्यान में रखते हुए, इसी अवधि में उर्वरक खपत में अनुमानित बचत लगभग 45.78 एलएमटी है। उर्वरक की खपत में कमी के कारण इन बचतों से लगभग 19,450 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ होने की आशा है, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक दक्षता दोनों में योगदान देता है।
भावी पीढ़ियों के लिए सतत कृषि और खाद्य उपलब्धता हेतु हमारी धरती मां के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाना है। इस दिशा में प्रयासों को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा जिसका उपयोग संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए किया जा सकता है।
आशा की जाती है कि सभी अपने गांव, अपने बच्चों, कृषि भूमि और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए इन कदमों को अपनाएंगे।
